
भारत सरकार 
इस् पात मंत्रालय 

लोक सभा 
अताराांककत प्रश् न सांख् या 1871 

11 मार्च, 2025 को उत्तर के ललए 

अमेररकी प्रशुल्क का प्रभाव 

1871.  श्री एांटो एन्टोनी: 
क् या इस् पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कक: 

(क) भारतीय इस्पात और एल्यूमीननयम उत्पादकों को अमेररकी प्रशुल्क के प्रभाव से बर्ाने के ललए क्या 
कदम उठाए गए हैं; 

(ख) सरकार अन्य देशों स ेभारत में इस्पात की बढ़ती डंपपगं के बारे में चर्तंाओं का ककस प्रकार समाधान 
कर रही है और; 

(ग) छोटे और मध्यम इस्पात पवननमाचताओं की सुरक्षा के ललए ककन नीनतगत उपायों पर पवर्ार ककया 
जा रहा है?  

उत्तर 

इस्पात राज्य मांत्री              (श्री भूपततराजू श्रीतनवास वमाा) 
 

(क) से (ग): यूएसए ने 12 मार्च, 2025 स ेसवाचचधक पसंदीदा राष्‍ट र (एमएफएन) के आधार पर स् टील और 
एल् युमीननयम उत् पादों पर 25% टैररफ लगाने की घोषणा की है। भारत सरकार पार स् पररक रूप से लाभकारी 
और ननष्‍ट पक्ष तरीके से द्पवपक्षीय व् यापार संबंधों को बढ़ाने और व् यापक बनाने के ललए अमरीकी सरकार के 
साथ बातर्ीत जारी रखे हुए है। 

इस् पात एक ननयंत्रण-मुक् त क्षेत्र है और सरकार देश में इस् पात क्षेत्र के पवकास के ललए अनुकूल नीनतगत 
वातारण सजृजत कर एक सुपवधाप्रदाता के रूप में कायच करती है। व्यापार उपर्ार महाननदेशालय (डीजीटीआर) 
घरेलू उद्योग द्वारा दायर पवचधवत प्रमाणणत आवेदन के आधार पर सीमा शुल्क शुल्क अचधननयम, 
1975 और उसके तहत बनाए गए ननयमों के अंतगचत पाटन रोधी जांर् करता है, जजसमें देश में माल की 
डंपपगं के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान होने का आरोप लगाया जाता है। पाटन रोधी उपायों का मूल  
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उद्देश्य डंपपगं के अनुचर्त व्यापार प्रकिया से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षनत को समाप् त करना और 
घरेलू उद्योग के ललए समान अवसर उपलब्ध कराना है।  

कुछ इस् पात उत् पादों जैसे सीमलेस ट्यूब, पाइपों और लोहे लमश्रधातु अथवा गैर-लमश्रधातु इस् पात के खोखल े
उत् पादों (कच् र्े लोहे और स् टेनलेस स् टील को छोड़कर) (र्ीन गणराज् य से), इलैक् रो-गैलवेनाइज् ड इस्पात 
(कोररया आरपी, जापान, लसगंापुर से), स् टेनलेस स् टील सीमलेस ट्यूब एवं पाइपों (र्ीन गणराज् य से), वले्डेड 
स् टेनलेस स् टील पाइप और ट्यूबों (पवयतनाम और थाईलैंड से) के संबंध में पाटन रोधी शुल् क (एडीडी) उपाय 
वतचमान में लागू हैं। 

सरकार ने घरेलू इस् पात पवननमाचताओं की सुरक्षा तथा भारत के इस् पात उद्योग की प्रनतस् पधाचत्मकता 
को मजबूत करने के ललए ननम् नललणखत कदम उठाए हैं:-  

(i) र्ीन और पवयतनाम से आयानतत वेल् डेड स् टेनलेस स् टील पाइपों और ट्यूबों पर प्रनतकारी 
शुल् क (सीवीडी) लागू है।  
 

(ii) कें द्रीय बजट 2024-25 में, घरेलू पवननमाचताओं को सहायता देने और स् वदेशी इस् पात 
पवननमाचण को बढ़ावा देने के ललए ननम् नललणखत उपाय ककए गए:-  
 

क. फेरो-ननकेल और मोललब् डेनम अयस् कों तथा सांद्रों (कंसंरेट्स) जो इस् पात उद्योग के 
ललए कच् र्ा माल हैं, पर आधारभूत सीमा शुल् क (बीसीडी) 2.5% से घटाकर शून् य कर 
ददया गया है। 

ख. फेरस स् िैप पर बीसीडी छूट 31.03.2026 तक जारी रखी गई है। 
ग. कोल् ड रोल् ड ग्रेन ओररएंटेड (सीआरजीओ) स् टील ननमाचण के ललए ननददचष्‍ट ट कच् र्े माल 

पर छूट 31.03.2026 तक जारी रखी गई है। इसके अलावा, टैररफ मद 7226 11.00 
के अंतगचत आने वाले सीआरजीओ स् टील के पवननमाचण के ललए पवननददचष्‍ट ट कच् र् ेमाल 
पर भी छूट बढ़ा दी गई है। 
 

(iii) सरकारी खरीद के ललए ‘मेड इन इंडडया’ इस् पात को बढ़ावा देने हेतु स् वदेशी रूप से पवननलमचत 
लौह एवं इस् पात उत् पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीनत।  
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(iv) देश के भीतर ‘स् पलेशयललटी स् टील’ के पवननमाचण को बढ़ावा देने और पंूजीगत ननवेश को 
आकपषचत करके आयात को कम करने के ललए स् पलेशयललटी स् टील के ललए उत् पादन संबद्ध 
प्रोत् साहन (पीएलआई) योजना। स् पेलशयललटी स् टील के ललए पीएलआई योजना के अंतगचत 
अनुमाननत अनतररक् त ननवेश 27,106 करोड़ रुपये है जजसमें स् पलेशयललटी स् टील के ललए 
लगभग 24 लमललयन टन (एमटी) की डाउनस् रीम क्षमता का ननमाचण शालमल है। 

 
(v) इस् पात गुणवत् ता ननयंत्रण आदेश की शुरूआत जजसके तहत घरेलू बाजार में घदटया/दोषपूणच 

इस् पात उत् पादों पर प्रनतबंध लगाया गया है, साथ ही आयात पर भी प्रनतबंध लगाया गया 
है ताकक उद्योग, उपयोगकताचओं और आम जनता के ललए गुणवत् तापूणच इस् पात की 
उपलब् धता सुननजश्र्त की जा सके। आदेश के अनुसार, यह सुननजश्र्त ककया गया है कक 
अंनतम उपयोगकताचओं को केवल प्रासंचगक बीआईएस मानकों के अनुरूप गुणवत् ता वाले 
इस् पात ही उपलब् ध कराए जाएं। आज की तारीख तक, गुणवत् ता ननयंत्रण आदेश के तहत 
काबचन स् टील, एलॉय स् टील और स् टेनलेस स् टील को शालमल करते हुए 151 भारतीय मानक 
अचधसूचर्त ककए गए हैं।  

सरकार एमएसएमई के संवद्चधन और पवकास के ललए पवलभन् न योजनाएं और कायचिम कायाचजन्वत 
कर रही है, जजसमें अन् य बातों के साथ-साथ सूक्ष् म और लघु उद्यम – हररत ननवेश और पररवतचन हेतु 
पवत् त पोषण योजना (एमएसई-जीआईएफटी योजना), र्िीय अथचव् यवस् था में संवद्चधन और ननवेश हेतु सूक्ष् म 
और लघु उद्यम योजना, एमएसएमई र्ैंपपयन्स योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सजृन कायचिम (पीएमईजीपी), 
एमएसएमई समाधान, सूक्ष् म और लघु उद्यम-कलस् टर पवकास कायचिम (एमएसई-सीडीपी) आदद शालमल 
हैं।  

***** 

 


